भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1825
दिनांक 5/08/2015, 14 श्रावण, 1937 (शक) को उत्तर के लिए
बी0ए0डी0पी0 हेतु दिशानिर्देशों को संशोधित किया जाना
1825. डॉ0 के0पी0 रामालिंगम:  
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए इसके 990 करोड़ रुपये के सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी0ए0डी0पी0) हेतु दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में नवयुवकों को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है; और 
(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 2015-16 के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के 990 करोड़ का पांच प्रतिशत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खेलों के विकास के लिए चिह्नित किया गया है? 
उत्तर 
गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)
(क): जी, हां। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देश जून, 2015 में संशोधित किए गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्क्रम के दिशा-निर्देशों में महत्वपूर्ण आशोधन निम्नलिखित हैं:-
(i) सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दायरे को बढ़ाया गया है ताकि सीमावर्ती ब्लॉक के अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे होने अथवा लगे न होने पर ध्यान दिए विना अंतरराष्ट्रीय सीमा से 0-10 कि.मी. क्षेत्र के भीतर स्थित सभी गांव शामिल किए जा सकें। सीमा से 0-10 कि.मी. क्षेत्र के भीतर स्थित गांव का कार्य पूरा होजाने के पश्चात राज्य सरकारें दूसरे गांवों के समूह अथार्त् 0-20 कि.मी. और तत्पश्चात इसी प्रकार से 50 कि.मी. तक के क्षेत्र के भीतर स्थित गांव के संबंध में कार्य शुरू कर सकती है।
(ii) अपने-अपने मंत्रालयों की योजनाओं का समावेश सुनिश्चित करने के लिए और अधिक केन्द्रीय मंत्रालयों अथार्त् ग्रामीण विकास मंत्रालय, खेलकूद, एवं युवा कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय के प्रतिनिधियों को अधिकार-प्राप्त समिति का सदस्य बनाया गया है।
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(iii) सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वछ्छता अभियान, कौशल विकास कार्यक्रम, खेलकुद की गतिविधियों को बढा़वा देने, ग्रामीण पर्यटन/सीमा पर्यटन के संबंधित नई योजनाओं/गतिविधियों की शुरूआत की गई है तथा कॉषि में आधुनिक/वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग, आग्रेनिक खेती आदि हेतु किसानों को कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण आरंभ किया गया है।
(iv) राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनिटरों का प्रावधान किया गया है।
(v)  सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधी योजनाओं की निगरानी विद्यमान जिला स्तरीय निगरानी/सतर्कता समिति, जिसमें स्थानीय संसद सदस्यों और विधायकों का प्रतिनिधित्व होता है, द्वारा किया जाना अनिवार्य बनाया गया है।
(ख) और (ग): जी, हां। संशोधित नदिशा-निर्देशों में यह सुझाव दिया है कि राज्य सरकारें सीमावर्ती क्षेत्रों में अपबने आबंटन के न्यूनतम 5 प्रतिशत का उपयोग खेलकूद संबंधी रतिविधियों के लिए करें। 
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